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06 अगस्त, 2026 को उ�र �दए जाने के �लए 
 

उ�र-पूव� क्षेत्र शहर� �वकास कायर्क्रम के अंतगर्त प�रयोजनाएं 
 

†3198. श्री कामाख्या प्रसाद तासाः 
 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 
 

(क) क्या यह सच है �क सरकार उ�र-पूव� क्षेत्र में सामािजक-आ�थर्क अवसंरचना के �वकास 
के �लए केन्द्र सरकार द्वारा तैयार क� गई योजनाओं के अंतगर्त �व�भन्न �वकास उपायों और 
प�रयोजनाओं के माध्यम से उ�र-पूव� के �वकास क� �दशा में अपने प्रयासों को लगातार आग े
बढ़ा रह� है और य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
 

(ख) तीन �कस्तों में �वस्ता�रत प�रयोजनाओं स�हत पूव��र के्षत्र शहर� �वकास कायर्क्रम 
(एनईआरयूडीपी) योजना के अंतगर्त शुरू क� गई प�रयोजनाओं क� िस्थ�त क्या है; और 
 

(ग) उ�र-पूव� राज्यों के �वकास के �लए सरकार द्वारा अब तक क� गई पहलों का ब्यौरा 
क्या  है? 

उ�र 
आवासन और शहर� कायर् राज्य मंत्री 

(श्री तोखन साहू) 
 

(क) और (ग) सं�वधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के उपबंधों के अनुसार, सातवीं और बारहवीं 
अनुसूची के संयोजन में, शहर� �वकास से संबं�धत मामले राज्यों/शहर� स्थानीय �नकायों के 
क्षेत्रा�धकार में आते हैं। तथा�प, आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय (एमओएचयूए) राज्यों/सघं 
राज्य क्षेत्रों (यूट�) को अपने प्रमुख �मशनों/कायर्क्रमों अथार्त अटल नवीकरण और शहर� 
प�रवतर्न �मशन 2.0 (अमतृ 2.0), स्माटर् �सट� �मशन (एससीएम), स्वच्छ भारत �मशन-
शहर� 2.0 (एसबीएम-य ू2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहर� (पीएम-यू), पीएम-ईबस सेवा 
आ�द के माध्यम से अपने शहर� �वकास एजेंडे में कायर्क्रमपरक सहायता प्रदान करता है। इन 
�मशनों/स्क�मों/प�रयोजनाओं का कायार्न्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन �मशनों के 
अंतगर्त कवर �कए गए शहरों और कस्बों में जीवन क� गुणव�ा में सुधार लाने के �लए 
�मशन �दशा-�नद�शों के अनुसार �कया जाता है। 



भाग (ख): आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय (एमओएचयूए) के तहत पूव��र क्षेत्र शहर� 
�वकास कायर्क्रम (एनईआरयूडीपी) योजना, ए�शयाई �वकास बैंक (एडीबी) द्वारा �व� पो�षत 
योजना थी, जो वषर् 2009 में शुरू हुई और �दनांक 31.03.2022 को समाप्त हुई। इसमें 
पूव��र के 5 बड़े शहरों नामत: अगरतला (�त्रपुरा), आइजोल (�मजोरम), गंगटोक (�सिक्कम), 
को�हमा (नागालैंड) और �शलांग (मेघालय) शा�मल थे। 3 चरणों में कुल 84 प�रयोजनाओं को 
स्वीकृ�त प्रदान क� गई। 84 प�रयोजनाओ ंमें से 83 प�रयोजनाए ंपूर� हो चुक� हैं और माचर्, 
2022 में नागालैंड राज्य सरकार के अनुरोध पर 1 प�रयोजना को बंद कर �दया गया था। 

***** 

 
 
 
 


